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जिसका उत्‍तर 27 जुलाई, 2015 को दिया जाना है ।
.....
नदियों में गाद जमा होना
794 
श्री डा.टी.एन. सीमा :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 में देश में नदियों के संबंध में निर्देशों को शामिल किया गया है और हां, तो तत्‍संबं‍धी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(ख) 
क्‍या सरकार ने पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में नदियों में गाद जमा होने की दर का आकलन किया है;  
(ग)
यदि हां, तो नदियों में गाद जमा होने की गति के पुनर्आकलन हेतु तय अवधि के साथ तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;  
(घ)
क्‍या इन नदियों पर बांध के निर्माण के कारण गाद जमा होने की गति प्रभावित हुई है; और 
(ड)
यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्‍मक उपायों के साथ तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क) जी, हाँ । राष्‍ट्रीय जल नीति, 2012 ने अन्‍य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि नदियों, नदी कॉरिडोरों, जल निकायों और अवसंरचना के संरक्षण को समुदाय की भागीदारी के माध्‍यम से वैज्ञानिक रूप से योजना बनाकर शुरू करना चाहिए। इसके अतिरिक्‍त नीति यह भी सिफारिश करती है कि जल निकायों (जैसे नदी, झील, टैंक, पोखर आदि) तथा जल निकास चैनलों (सिंचित क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र जल निकास) के अतिक्रमण और डायवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्‍यवहार्य स्‍तर तक पुनर्स्‍थापित करना और इसका उचित रूप से रख-रखाव किया जाना चाहिए।
(ख) से (ङ) इस मंत्रालय ने डीसिल्टिंगकी साध्‍यता सहित नदियों में गाद की समस्‍या और इससे संबंधित पहलुओं के अध्‍ययन और रिपोर्ट करने के लिए वर्ष 2001 में डॉ. बी.के. मित्‍तल, पूर्व अध्‍यक्ष, केन्‍द्रीय जल आयोग की अध्‍यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने भारत की कुछ नदियों में गाद जमा होने के पैटर्न का अध्‍ययन किया और निष्‍कर्ष दिया कि गाद की समस्‍या स्‍पष्‍ट और खतरनाक नहीं है। 

इस मंत्रालय द्वारा पहाड़ी और समतल क्षेत्रों की नदियों में गाद जमा होने की दर से संबंधित कोई विशेष अध्‍ययन/आकलन नहीं किया गया है। 

राज्‍य सरकारें राज्‍यों में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए कई उपाय करती हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ नदी विकास, जलाशयों और पारंपरिक जल निकायों में जल संसाधन का संरक्षण, वर्षा जल का संचयन और भूमि-जल पुर्नभरण शामिल है। भारत सरकार विभिन्‍न स्‍कीमों और कार्यक्रमों के तहत तकनीकी और वित्‍तीय सहायता के द्वारा इस संबंध में राज्‍य सरकारों के प्रयासों को सहायता देती है।
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